भारत में संविदा शिक्षक (020॥/8० 7680०॥8७8 ॥] ॥08) 


तारा बेते, विमला रामचंद्रन (379 86॥6॥॥8, '/98 २७8008॥0॥8॥) 


विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों, अशान्त वातावरण और अदालती मुकदमों ने शिक्षकों तथा 
प्रशासनिक समय व संसाधनों का काफी दोहन तो किया ही है साथ ही कक्षाओं में 
स्थिरता व प्रभावशीलता के लिए किए गए काफी कम कामों के कारण संविदा शिक्षकों का 
राजनीतिक आर्थिक प्रबन्धन कठिन सिद्ध हुआ है। बेशक, संविदा शिक्षकों की नियुक्ति 
करने वाले पहले दो राज्यों में राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। इन राज्यों ने शिक्षकों को 
संविदा पर रखने की अपनी नीतियों को या तो बदल दिया है अथवा उनमें महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन किए हैं। नौ राज्यों, यथा - झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, ओडिशा, 
पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में किया गया अध्ययन यह परीक्षण करता 
है कि संविदा शिक्षकों की प्रथा कितनी व्यापक है। नियमित शिक्षकों की तुलना में एक 
औसत संविदा शिक्षक की प्रोफ़ाइल कितनी भिन्‍न है। राजनीतिक-आर्थिक दृष्टि से संविदा 
शिक्षकों को रखकर राज्यों ने अपने नामांकन के लक्ष्यों को कितना हासिल किया है; और 
संविदा शिक्षकों को रखने की प्रथा कितनी टिकाऊ है। 


यह आलेख राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा), नई दिल्‍ली में किए गए एक 
हालिया अध्ययन पर आधारित है। इस अध्ययन हेतु शिक्षक प्रबन्धन और विकास पर राजीव गाँधी 
फ़ाउण्डेशन चेयर के तत्वावधान में राजीव गाँधी फ़ाउण्डेशन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 


तारा बेते (089॥॥९(6)५४0/॥008॥॥९06) वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वाशिंगटन डीसी में वरिष्ठ अर्थशास्त्री, एजुकेशन 
ग्लोबल प्रेक्टिस हैं। विमला रामचंद्रन (8/७०५७॥॥()09॥793॥.००॥0) ईआरयू कन्‍्सलटेन्ट्स, नई दिल्‍ली की 
प्रबन्ध संचालक हैं। 


संविदा शिक्षक ऐसे शिक्षक होते हैं जिन्हें एक निश्चित समय-सीमा के लिए नियुक्त किया जाता 
है अथवा जिनका अनुबन्ध अपेक्षाकृत आसानी से समाप्त किया जा सकता हो, और वे 990 के 
दशक से भारतीय स्कूल व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अंग रहे हैं।' विद्यार्थियों की बढ़ती हुई 
संख्या को आर्थिक रूप से किफायती और त्वरित शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से देश के 
तमाम राज्यों द्वारा संविदा शिक्षकों की भर्ती की जाने लगी। ऐसे शिक्षकों को एक निश्चित 
समय के लिए नियुक्त किया गया। इन्हें प्रायः एक वर्ष से कम अवधि के लिए, और नियमित 
शिक्षकों को मिलने वाले वेतन की तुलना में बहुत कम भुगतान किया जाता है। यद्यपि इनसे 
नियमित शिक्षकों के समान ही कार्य की अपेक्षा की जाती है, जबकि इनके लिए शैक्षणिक 
अहताएँ नियमित शिक्षकों से कम होती हैं। 


संविदा शिक्षकों का बड़े पैमाने पर किया जाने वाला उपयोग विवादों से मुक्त नहीं रहा है। इस 
व्यवस्था के समर्थकों का तर्क है कि अनुबन्ध की शर्त के चलते शिक्षक चौकन्‍्ने रहते हैं और 
व्यवस्था में उत्तरदायित्व का माहौल बनाते हैं। वहीं इसके आलोचकों का तर्क है कि संविदा 
शिक्षकों की नियुक्तियाँ ऐसे स्कूलों में की जाती हैं, जो प्रायः गरीब इलाकों में स्थित होते हैं, 
जहाँ बच्चों के माता-पिता शिकायत करने कम ही आ पाते हैं अथवा ऐसे दूरस्थ और दुर्गम 
स्थानों में होते हैं जहाँ नियमित शिक्षक जाने से मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में उत्तरदायित्व 
का भाव कम ही बन पाता है। बदले में, इससे तो कम वेतन और निम्न गुणवत्ता वाले शिक्षकों 
को रखने की अनुमति के चलते राज्यों में शिक्षा अव्यावसायिक हो जाती है अथवा इससे भी 
गम्भीर बात यह है कि इसके चलते सरकार को योग्य व्यक्तियों को रखने की अनुमति मिल 
जाती है, जो समान कार्य करने के लिए अनुचित तरीके से नियमित शिक्षकों से कम वेतन देते 
हैं और साथ ही ये शिक्षक मनमाने ढंग से बर्खास्तगी और शोषण के अध्यधीन भी रहते हैं। 


नियमित और संविदा शिक्षकों की कुशलता व उनकी लागत को लेकर किए गए अध्ययनों से यह 
पता चलता है कि संविदा व नियमित शिक्षकों के बीच विद्यार्थियों को पढ़ाने को लेकर बहुत 
कम अन्तर है, जबकि संविदा शिक्षक काफी कम लागत में मित्र जाते हैं (मुर॒लीधरन और 
सुंदररमन [४पावावाबाबा 3706 5प्राधवावाबाव।] 200; पाण्डे और गोयल [7706५ 83॥04 
650५9] 2040; आथर्टन और किंगडन [#४॥४७007 970 ॥(76007] 200)। यद्यपि संयुक्त रूप 
से देखा जाए तो संविदा शिक्षकों से पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रदर्शन नियमित शिक्षकों से पढ़ने 
वालों की तुलना में थोड़ा बेहतर ही होता है, किन्तु समग्र इष्टि से यह फिर भी बहुत ही कम है 
(दुनदार और अन्य [00709 ७ ०! 204)। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि विरोध प्रदर्शनों, 
हड़तालों, अशान्त वातावरण और अदालती मुकदमों ने शिक्षकों तथा प्रशासनिक समय व 
संसाधनों का काफी दोहन तो किया ही है, साथ ही कक्षाओं में स्थिरता व प्रभावशीलता के लिए 


किए गए काफी कम कामों के कारण संविदा शिक्षकों का राजनीतिक-आर्थिक प्रबन्धन भी कठिन 
सिद्ध हुआ है। बेशक, संविदा शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले पहले दो राज्यों में राजस्थान और 
मध्य प्रदेश हैं। इन राज्यों ने शिक्षकों को संविदा पर रखने की अपनी नीतियों को या तो बदल 
दिया है अथवा उनमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। जो कुछ कागजों पर अथवा नियंत्रित परीक्षणों 
में प्रभावा रहता है, उसे वास्तविक जीवन में सँभाल पाना मुश्किल साबित होता है। नीतिगत 
दृष्टिकोण से यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि कहाँ गड़बड़ हुई है, और कुछ प्रस्तावों ने वैसा कार्य 
क्यों नहीं किया जैसी कि उनके विषय में कल्पना की गई थी। जबकि शासन द्वारा उन प्रस्तावों 
को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दिया गया था। 


इस लेख में हमने भारत के नो राज्यों में हाल ही में किए गए अध्ययनों से प्राप्त मात्रात्मक व 
गुणात्मक समंकों का प्रयोग तीन मुख्य सवालों का जवाब देने के लिए किया है : () विभिन्‍न 
राज्यों में संविदा शिक्षकों को रखने की प्रथा कितनी व्यापक है? एक औसत संविदा शिक्षक की 
प्रोफ़ाइल नियमित शिक्षकों से कितनी भिन्‍न होती है? 

() संविदा शिक्षकों को रखने से राज्यों को अपने नामांकन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कौन-कौन 
सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? 

(#) राजनीतिक-आर्थिक दृष्टिकोण से संविदा शिक्षकों को रखने की प्रथा कितनी टिकाऊ है? 


अध्ययन में सम्मिलित राज्य हैं : झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, ओडिशा, पंजाब, 
राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश (तालिका )। इस अध्ययन और लेख के लिए समंकों की 
प्राप्ति तीन प्रमुख स्रोतों से की गई है। पहला, शिक्षक प्रबन्धन से सम्बन्धित 2000 से लेकर 
2044 तक के सभी शासकीय आदेशों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों की विस्तृत डेस्क समीक्षा 
द्वारा; दूसरा, प्रमुख हितधारकों, जिसमें सरकारी अधिकारी, शिक्षक संघ, राजनीतिक प्रतिनिधि 
और शिक्षक शामिल हैं, के साथ साक्षात्कारों एवं फ़ोकस समूह चर्चाओं द्वारा; और तीसरा, 
प्रारम्भिक स्कूलों के अकादमिक वर्ष 2003-04 से लेकर 2042-3 तक के राज्य रिपोर्ट कार्ड 
और जिला रिपोर्ट कार्ड के रूप में प्रस्तुत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (छांञ्ञांण 090 
59567 0 ६6प८४४० - डीआईएसई) से प्राप्त समंक (“रिपोर्ट कार्डघ" जो डीआईएसई की 
वेबसाइट (५४५४७४.०5७8.॥7) पर सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं। 


तालिका  : संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की राज्यवार स्थिति 


राज्य नियमित अनुबन्ध 
झारखण्ड हॉ हाँ, सरकारी निर्णय के अनुसार संविदा शिक्षकों के लिए 50 प्रतिशत 
पद आरक्षित 


राज्य नियमित अनुबन्ध 

कर्नाटक हाँ 989 से कोई नहीं 

मध्य प्रदेश हाँ हाँ, सभी स्तरों पर, परिवीक्षा के तीन वर्ष उपरान्त इन्हें नियमित कर 
दिया जाता है 

मिज़ोरम 998 से नहीं | उत्तरोतर सभी स्तरों पर संविदा शिक्षक 

ओडिशा हाँ हाँ, सभी स्तरों पर, परिवीक्षा के छः वर्ष उपरान्त इन्हें नियमित कर 
दिया जाता है 

पंजाब हाँ हाँ, प्रारम्भिक अनुबन्ध डेढ़ वर्ष का होता है, इसके पश्चात 3 वर्ष, 
फिर नियमित हो जाते हैं 

राजस्थान हाँ राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त 203 से कोई नहीं 

तमिलनाडु हाँ हाँ, 2002 से कला, हस्तकौशल, शारीरिक शिक्षा शिक्षक (पीईटी) जैसे 
विशिष्ट विषयों में आदि में अंशकालिक शिक्षकों के रूप में 

उत्तर प्रदेश हॉ केवल सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा माध्यमिक स्तर पर 
व्यावसायिक अध्ययन के अन्तर्गत संविदा शिक्षकों को चरणबदध 
तरीके से हटाया जा रहा है 


स्रोत : डीआईएसई, विविध वर्ष, न्यूपा 


माध्यमिक स्कूलों के बहुत ही कम समय के तुलनात्मक समंक उपलब्ध हैं, और उनके पूर्व- 
परिभाषित चरों की संख्या भी सीमित रहती है; इसलिए माध्यमिक स्कूलों के प्रचलन विश्लेषण 
(॥070 979।|/5865) नहीं किए गए हैं। इसकी बजाय अपरिपक्व उत्तरदाता-स्तर के एकीकृत जिला 
शिक्षा सूचना प्रणाली (ए्री68. छांग्रांए. शाणिााधयोणा 59छॉशा 0णि. हिवपद्वांणा - 
यूडीआईएसई) के सिर्फ अकादमिक वर्ष 2042-3 के लिए उपलब्ध समंकों (“अपरिष्कृत समंक”) 
का प्रयोग किया गया है, ताकि माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की संख्या की वर्तमान स्थिति 
दर्शाई जा सके। नो राज्यों में किए गए अध्ययन सम्बन्धी समंकों और उसमें प्रयोग की गई 
प्रविधि की विस्तृत जानकारी के लिए रामचंद्रन एवं अन्य की (आगामी) पुस्तक देखें। इस लेख 
में, हमने उपलब्धता के अनुसार अन्य राज्यों के समंकों का भी प्रयोग किया है। 


ऐतिहासिक सन्दर्भ ((॥50009। 007॥6)0) 


नालों की सफ़ाई से लेकर करों की वसूली जैसे राज्य के तमाम कार्यों को करने के लिए सरकार 
ने 980 के दशक से संविदा कर्मचारियों को रखना शुरू किया और 990 के दशक के शुरुआती 
वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के चलते इसमें उत्तरोत्तर गति आई (रॉबिन्सन और 
गौरी [२०७॥॥507 970 (७०५॥] 200), जिससे शिक्षा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। 980 के दशक 


के आखिरी वर्षों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे भारतीय राज्यों ने 
संविदा शिक्षकों की भर्ती का निर्णय लिया, जिसके मुख्यतः: तीन कारण थे : () प्रारम्भिक स्कूलों 
में छात्रों की तेजी से बढ़ती संख्या के चलते तथा शिक्षकों की अनुपस्थिति और ग्रामीण / दूर- 
दराज के क्षेत्रों में शिक्षकों की सीमित उपलब्धता का सामना करने के लिए। () आर्थिक रूप से 
तंग माहौल में अधिक संख्या में शिक्षकों को नियुक्त करने में राज्य सरकारों को समर्थवान 
बनाने के लिए। 990 के दशक में आखिरी वर्षों में पाँचवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के 
क्रियान्वयन के कारण वेतन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, जिससे सरकारों पर विशात्र मौंद्रिक 
बोझ आ गया था। सम्पूर्ण भारत में वेतन पर होने वाला खर्च लगभग दुगना हो गया था। यह 
पहला ऐसा वेतन आयोग था, जिसने केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं को राज्य सरकार के 
कर्मचारियों पर भी लागू करने का आदेश दिया था। (ग) 4993 में हुए भारतीय संविधान के 73वें 
और 74वें संशोधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय सरकारों को शिक्षकों को 
नियुक्त करने की अनुमति दी गई, जिसने पंचायतों और स्थानीय निकायों के कामकाज को 
अनिवार्य बना दिया। स्कूलों पर स्थानीय निकायों को पर्याप्त नियंत्रण देने वाला सबसे पहला 
राज्य मध्य प्रदेश था, जब वहाँ के स्कूल शिक्षा विभाग ने संविदा शिक्षकों को नियुक्त करने की 
जिम्मेदारी पंचायती राज व्यवस्था के द्वितीय स्तर यानी जनपद (ब्लॉक) पंचायत को सौंपी थी। 


अगले 5-20 वर्षों में, संविदा शिक्षक धीरे-धीरे भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक प्रमुख अंग 
बन गए, जब अधिकांश राज्यों ने उन्हें नियुक्त करना शुरू कर दिया और शोधार्थियों ने 
विद्यार्थियों की उपलब्धियों को बढ़ाने में इनकी क्षमताओं का परीक्षण करना शुरू कर दिया था। 
संविदा शिक्षकों को अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जो राज्य, समयावधि व धन-स्रोत के 
आधार पर निर्भर करता है। जैसे- पैरा शिक्षक, एड हॉक शिक्षक, अस्थाई शिक्षक, अतिथि 
शिक्षक, के साथ ही केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्‍न कार्यक्रमों में दिए गए कई और नाम 
हैं। उदाहरण के लिए, 200| के सर्व शिक्षा अभियान (58५3 50579 /४७/॥#997॥ - एसएसए) 
के प्रारम्भ होने से और नामांकनों की बढ़ती संख्या के चलते भारत सरकार ने सभी राज्यों को 
एसएसए निधि से संविदा शिक्षकों को नियुक्त करने को प्रोत्साहित किया। इन नए शिक्षकों को 
एसएसए शिक्षक कहा गया - सम्भवत: यह दर्शाते हुए कि वे किसी खास परियोजना के 
कर्मचारी हैं और परियोजना की समाप्ति पश्चात उनका संविलियन नियमित शिक्षक वर्ग में हो 
भी सकता है अथवा नहीं भी। 


ऐसा ही एक चलन 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (३8५99 ४9॥फऋक 
9॥0508 /४॥997॥ - आरएमएसए) के आने पर देखा गया था। इसके परिणामस्वरूप, कुछ 
राज्यों में न केवल नियमित और संविदा, यह दो प्रकार के शिक्षक होने लगे, बल्कि संविदा 


शिक्षक भी अनेक प्रकार के होने लगे - जिला परिषद द्वारा नियुक्त शिक्षक, एसएसए / 
आरएमएसए बजट द्वारा नियुक्त शिक्षक, वे जो विद्यालय (स्कूल विकास एवं प्रबन्धन समिति 
/ अभिभावक-शिक्षक संगठन) द्वारा नियुक्त किए गए। यद्यपि इनपर नियम व शर्तें थोपी जाती 
हैं, तथापि इनसे अन्य शिक्षकों, अर्थात नियमित शिक्षकों, के समान ही कार्य की उम्मीद की 
जाती है, लेकिन ये अनुबन्ध पर और सीमित अवधि के लिए रखे जाते हैं, अथवा जिनका 
कार्यकाल (कम-से-कम सैद्धान्तिक तौर पर), सहजता से समाप्त किया जा सकता है, और 
इनको वेतन और अन्य सुविधाएँ सामान्यतः: काफी कम प्रदान की जाती हैं। 


पिछले 5-20 वर्षों से सरकार और संविदा शिक्षकों के बीच सम्बन्ध सामान्यत: अशान्त ही रहे 
हैं। जैसा कि रॉबिन्सन और गौरी (2040) ने लिखा है कि लगभग दो दशकों से संविदा शिक्षकों 
ने कम वेतन और नौकरी की सुरक्षा की शिकायतों को लेकर सार्वजनिक तौर पर सरकार का 
विरोध किया है और कभी-कभी हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। वेतन के भुगतान में 
अनियमितता को लेकर भी शिकायतें हुई हैं। 200 में पंजाब की किरणजीत कौर नामक एक 27 
वर्षीय संविदा शिक्षिका ने संविदा शिक्षकों की सेवा शर्तों और नियमितीकरण की माँग को लेकर 
स्वयं को आग लगा ली थी।? उसी वर्ष झारखण्ड में लगभग 8,000 संविदा शिक्षकों ने अपनी 
सेवा शर्तों में सुधार और वेतन नियमितीकरण के लिए हड़ताल की थी (टेलीग्राफ 200)। 03 
दिसम्बर 2042 से लेकर 30 जनवरी 203 के बीच छत्तीसगढ़ में लगभग 2,50,000 संविदा 
शिक्षकों ने अपनी सेवा शर्तों व वेतन नियमितीकरण को लेकर हड़ताल की थी। हालाँकि, इस 
दौरान जिन शिक्षकों ने कार्य करने से मना किया था उनकी सेवाओं को सरकार ने समाप्त कर 
दिया था, लेकिन बाद में कड्यों को बहाल भी कर दिया था।” मार्च 2043 में, बिहार पंचायत 
नगर प्रारम्भिक शिक्षक संघ - संविदा शिक्षकों के एक संघ - के सदस्यों पर पुलिस द्वारा किए 
गए लाठी चार्ज किया गया जब वे अपनी सेवा शर्तों तथा अपने रोजगार के नियमितीकरण और 
नियमित शिक्षकों के समान वेतन की माँग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तब इस विरोध ने 
हिंसात्मक रूप धारण कर लिया और संविदा शिक्षकों ने पुलिस की दो जीपों को आग लगा दी 
थी और आधा दर्जन बसों व अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुँचाया था (न्यू इंडियन एक्सप्रेस 
2043)। नवम्बर 204 में ओडिशा गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉनन्‍ट्रेक्ट टीचर्स एसोसिएशन के सदस्यों 
ने स्कूली शिक्षा विभाग के उस आदेश के क्रियान्वयन की माँग को लेकर अनिश्चितकालीन 
हड़ताल की थी जिसमें संविदा शिक्षकों को ग्रेड वेतन के साथ मूल वेतनमान और प्रतिवर्ष उसमें 
0 प्रतिशत वृद्धि देने की बात कही गई थी (डीएनए 204)। मई 205 में, दिल्‍ली में सात 
अतिथि संविदा शिक्षकों ने अपनी सेवाओं की बर्खास्तगी को लेकर नौ दिन की भूख हड़ताल की 
थी। इनमें से कुछ शिक्षक तो दस वर्षों से भी अधिक समय से स्कूलों में कार्य कर रहे थे और 
अपने अनुबन्ध का नवीनीकरण चाह रहे थे (ट्रिब्यून 205)। 
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स्रोत : डीआईएसई रिपोर्ट कार्ड समंक, 2003-3. 
चित्र | : प्राथमिक शिक्षण कार्यबल में संविदा शिक्षकों का प्रतिशत (सभी प्राथमिक स्कूल) 


उपरोक्त वर्णित तथा रॉबिन्सन व गौरी (200) में वर्णित विरोध प्रदर्शन भारतीय राज्यों में 
व्याप्त ऐसे दृश्यों के छोटे-से उदाहरण हैं। ऐसी घटनाएँ खर्चीली व बाधाकारी होती हैं, और इनसे 
संकेत मित्रता है कि संविदा शिक्षकों से युक्त शिक्षकीय शक्ति को सँभालना, उनसे यह उम्मीद 
करना कि वे उत्तरदायी हों, और उच्च कोटि के परिणाम दे सकें, यथार्थवादी प्रतीत नहीं होता है। 
रॉबिन्सन व गौरी (200) ने कहा है कि संविदा शिक्षकों की अल्पकालिक बाध्यताएँ उनकी 
दीर्घकालिक प्रेरणाओं से भिन्‍न हो सकती हैं। अशासकीय गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों 
की अभिप्रेरणाएँ शासकीय शिक्षकों से भिन्‍न हो सकती हैं, जो किसी व्यवस्था का अंग न होकर 
किसी स्कूल विशेष से सम्बन्ध रखते हैं, और जिनके लिए बर्खास्तगी का भय सदा बना रहता 
है। संविदा शिक्षकों दवारा अधिक मेहनत करने की भावना का कारण सम्भवत: उनकी यह 
उम्मीद होती है कि अन्तत: उनको एक नियमित सिविल्र सेवा प्राप्त हो जाएगी। शायद यही वह 
उम्मीद होती है, न कि वार्षिक तौर पर उनके अनुबन्ध का नवीनीकरण, जो संविदा शिक्षकों को 
शासकीय स्कूलों में नियमित शिक्षकों से अधिक मेहनत करने को प्रेरित करती रहती है। 


सर्वप्रथणभ हम अध्ययन के नौ राज्यों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की वर्तमान नीति का 
अवलोकन करेंगे कि शिक्षक समुदाय का कितना प्रतिशत संविदा शिक्षकों का है, और विगत 40 
वर्षों में संविदा शिक्षकों को नियुक्त करने की प्रथा बढ़ी है या घटी है। तत्पश्चात, अनेक चरों के 


आधार पर हम नियमित शिक्षकों और संविदा शिक्षकों की विशेषताओं की तुलना करेंगे, जिसमें 
जनसांख्यिकीय पृष्ठभूमि, व्यावसायिक योग्यताएँ, वेतन और सुविधाएँ शामित्र हैं। इसके बाद 
संविदा शिक्षकों की नियुक्तियाँ करने वाले राज्यों ने निम्नलिखित मुद्दों का कैसे सामना किया, 
इसपर चर्चा होगी : () संगठन बनाना; () राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार; (#) गुणवत्ता में कमी; 
(५) प्रशासनिक समस्याएँ; और (५) वित्तपोषण और सन्धारणीयता। अन्तत: भविष्य पर प्रभावों 
की चर्चा हम करेंगे। 


संविदा शिक्षक का प्रचलन और प्रोफ़ाइल (007080 ॥68०॥७ ?76४8।९॥०७ 
9706 ?0॥6) 


कर्नाटक के अतिरिक्त, भारत के सभी राज्यों ने विगत 5 वर्षों में कम-से-कम कुछ संविदा 
शिक्षकों की भर्ती अवश्य की है। जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है कि, इनमें से अनेक 
राज्य संविदा शिक्षकों को नियमित करने की अनुमति देते हैं, अर्थात उन्हें स्थाई अनुबन्ध पर 
कर दिया जाता है। हमारे गुणात्मक प्रमाण इस बात का संकेत देते हैं कि आमतौर पर किसी 
संविदा शिक्षक के नियमितीकरण के निर्णय का प्राथमिक आधार उस शिक्षक के व्यावसायिक 
प्रदर्शन से कम ही सम्बन्ध रखता है, बल्कि वह केन्द्रीय दबाव के चलते बड़ी संख्या में शिक्षकों 
के नियमितीकरण के सामूहिक निर्णय पर ज्यादा निर्भर करता है। इसके अलावा, राजस्थान और 
मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नियमित शिक्षकों की भर्ती बन्द कर दी गई है, वहाँ नियमितीकरण 
का आशय नियमित शिक्षकों के पुराने संवर्ग के समान वेतनमान प्रदान करना नहीं होता है, वो 
तो आज भी अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। 


2003-04 और 20व2-3 के बीच भारत के प्रारम्भिक शिक्षकों का 85 प्रतिशत से भी अधिक 
“नियमित” क्षमता के रूप में नियुक्त किया गया है। संविदा शिक्षकों का प्रतिशत जो 2003-04 
में लगभग 7. प्रतिशत था, वह वापस 7.3 प्रतिशत तक आने से पहले 20|-2 में 42.2 
प्रतिशत के अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गया था (जैसा कि चित्र में गहरी काली रेखा से 
स्पष्ट है)। सम्पूर्ण संखया की नजर से देखें तो 202-3 में यह प्रतिशत कुल 68 लाख 
नियमित शिक्षकों की तुलना में 5 लाख संविदा शिक्षकों का होता है। 


तालिका 2 : नियमित एवं संविदा शिक्षकों की प्रोफ़ाइल (सभी प्राथमिक स्कूल), 202-3 


नियमित शिक्षक संविदा शिक्षक 

| संख्या | कुल का प्रतिशत | संख्या | कुल का प्रतिशत 
भारत 68,5,567 93 5,38,606 हि 
झारखण्ड 87,92 57 83,37 49 
कर्नाटक 3,04,427 | 9 [| ,929 ] 
मध्य प्रदेश 4,62,438 00 ,580 ॥ 5 «0 ८! 
मिज़ोरम 4,236 75 4,872 25 
ओडिशा 2,66,59 | 9 ' 6,044 2 
पंजाब 2,08,54 92 8,46 | 8 ' 
राजस्थान 5,38,853 |___५४% | 2,559 4 
तमिलनाडु 4,54,453 | ५४5 |'| 9,758 4 
उत्तर प्रदेश 7,7,349 8॥ ,82,469 9 
स्रोत : डीआईएसई रिपोर्ट कार्ड समंक, 202-3. 
तालिका 3 : संविदा शिक्षकों की प्रोफ़ाइल (सभी माध्यमिक स्कूल), 202-3 

नियमित शिक्षक संविदा शिक्षक 

| संख्या | कुल (%) | संख्या | कुल (%) 
भारत 23,9,598 87 2,78,503 0 
झारखण्ड 33,467 85 5,30 3 
कर्नाटक ,29,932 94 6,987 5 
मध्य प्रदेश 62,800 70 7,737 20 
मिज़ोरम ,49 33 2,905 67 
ओडिशा 62,37] 82 4,600 5 
पंजाब 93,703 | 68 | 44,40 32 
राजस्थान ,97,440 | 89 || 2,578 ] 
तमिलनाडु 2,09,043 8॥ 4,5] 6 
उत्तर प्रदेश ,44,454 9 ,988 ] 


स्रोत : यूडाआईएसई अपरिष्कृत समंक 202-3. 


तालिका 4 : नियमित एवं संविदा शिक्षकों की प्रोफ़ाइल (सभी प्राथमिक स्कूल), 202-3 


नियमित शिक्षक संविदा शिक्षक 
हिल महिलाएँ | स्नातक (%) हि महिलाएँ | स्नातक (%) 
(%) (%) 
भारत 68,5,567 46 64 5,38,606 49 |_66 | 
झारखण्ड 87/,92 38 |_69 | 83,37 25 65 
कर्नाटक 3,04,427 58 27 ,929 59 6 
मध्य प्रदेश 4,62,438 4] 67 ,580 52 57 
मिज़ोरम 4,236 4] 47 4,872 53 50 
ओडिशा 2,66,59 40 56 6,04 48 |_60 | 
पंजाब 2,08,54 हि 83 8,46 8] | 80 | 
राजस्थान 5,38,853 3] | 80 | 2,559 29 |_66 | 
तमिलनाड़ 4,54,453 73 76 9,758 7 70 
उत्तर प्रदेश 7,7,349 33 73 ,82,469 57 64 


स्रोत : डीआईएसई रिपोर्ट कार्ड समंक, 2042-3. 


तालिका 5 : नियमित एवं संविदा शिक्षकों की प्रोफ़ाइल (सभी माध्यमिक स्कूल), 2042-3 


नियमित शिक्षकों की प्रोफ़ाइल संविदा शिक्षकों की प्रोफ़ाइल 
(सभी माध्यमिक स्कूल), 202-3 (सभी माध्यमिक स्कूल), 202-43 
हि % % % % रो % % % % 

महि- | एससी / | स्नातक | प्रशि- महि- | एससी / | स्नातक | प्रशि- 

लाएँ | एसटी क्षित लाएँ | एसटी क्षित 
भारत 23,9,598 | 45 6 82 6 2,78,503 | 59 8 |8 | |9 | 
झार- ३३,467 39 22 85 5 5,30 37 25 84 22 
खण्ड 
कर्नाटक | ,29,932 | 48 6 38 2॥ 6,987 52 6 3॥ 8 
मध्य 62,800 47 8 85 4 7,737 53 2] 83 7्र 
प्रदेश 
मिज़ोरम | ,49 29 9] 94 88 2,905 38 97 |5७5 | 48 
ओडिशा | 62,37] 29 |8 | 79 |9 | 4,600 43 3॥ प्रा 8 
पंजाब | 93,703 |69 | |4 |89 | 3 44,440 78 ।॥ 88 5 
राज- ,97,440.. 28 20 85 2 2,578 23 27 धन ] 
स्थान 


नियमित शिक्षकों की प्रोफ़ाइल संविदा शिक्षकों की प्रोफ़ाइल 
(सभी माध्यमिक स्कूल), 202-3 (सभी माध्यमिक स्कूल), 202-3 
तो] % % % % जज % % % % 

महि- | एससी / | स्नातक | प्रशि- महि- | एससी / | स्नातक | प्रशि- 

लाएँ | एसटी क्षित लाएँ | एसटी क्षित 
तमिल- | 2,09,043 | 67 7 | 9 4,5॥ ॥ | 4 87 2 
नाड़ु 
उत्तर 4,44,454 23 | 82 22 ,988 33 5 है ।4 
प्रदेश 


स्रोत : डीआईएसई विभिन्‍न वर्ष, न्‍्यूपा (३७६९४). 


अध्ययन किए गए राज्यों में केवल्न 3 राज्यों में कुल प्रारम्भिक शिक्षकों के 0 प्रतिशत से 
अधिक संविदा शिक्षकों को रखा गया था, लेकिन कई राज्यों में समय के साथ यह प्रतिशत 
घटता-बढ़ता रहता है। 2042-3 में झारखण्ड ने सबसे अधिक, 49 प्रतिशत संविदा शिक्षकों की 
नियुक्तियाँ की थीं। इसके अतिरिक्त मिज़ोरम (26 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (9 प्रतिशत) ही 
ऐसे अन्य दो राज्य थे जहाँ प्रारम्भिक शिक्षकों के समूह में संविदा शिक्षकों की संख्या 0 
प्रतिशत से अधिक थी (तालिका 2)। इन तीनों राज्यों में संविदा शिक्षकों के प्रतिशत में उत्तरोत्तर 
वृद्धि हुई थी, वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जहाँ सबसे पहले संविदा शिक्षकों की 
नियुक्तियाँ हुई थीं, लगातार कमी देखी गई थी। विशेषकर, ओडिशा और पंजाब जैसे कुछ राज्यों 
में संविदा शिक्षकों के प्रतिशत में सदा परिवर्तन होता रहा है, जो इस बात का संकेत है कि इन 
राज्यों में शिक्षकों की नियुक्ति की नीतियों में स्थिरता नहीं रही है। 


माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों में, कुल माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों का लगभग 89 प्रतिशत 
नियमित है और 0 प्रतिशत ही संविदा पर हैं? (तालिका 3)। 9 में से 6 राज्य ही (मध्य प्रदेश, 
पंजाब व मिज़ोरम के अतिरिक्त अन्य सभी) अपने माध्यमिक स्कूली शिक्षकों का 5 प्रतिशत 
अथवा इससे कम ही संविदा पर रखते हैं। इसमें मिज़ोरम अपवाद है जहाँ 67 प्रतिशत शिक्षक 
संविदा आधार पर हैं। मिज़ोरम में संविदा शिक्षकों का यह प्रतिशत पंजाब के 29 प्रतिशत संविदा 
शिक्षकों की तुलना में दोगुने से अधिक है जो मिजोरम के बिलकुल बाद आता है। 


अलग क्‍या है? संविदा शिक्षकों का गहन अवलोकन (५४४५ ।$ एाॉछि०१॥? #& 
(0567 [..00/ वां ए०णा3० 7680765) 


जनसांख्यिकीय रूपरेखा एवं योग्यताएँ (छेशा०व्वाबए#0० शि्णी७ 300 0प४०४४०5) : 
अखिल भारतीय स्तर पर प्राथमिक स्कूलों में नियमित महिला शिक्षकों का प्रतिशत (46 
प्रतिशत) और संविदा महिला शिक्षकों का प्रतिशत (49 प्रतिशत) तुलनात्मक रूप में बराबर है 
(तालिका 4)। तथापि, विभिन्‍न राज्यों में भिन्‍नताएँ व्यापक हैं। जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु, 
राजस्थान और मध्य प्रदेश में नियमित महिला शिक्षकों का प्रतिशत संविदा महिला शिक्षकों के 
प्रतिशत के लगभग समान है, वहीं उत्तर प्रदेश में 33 प्रतिशत महिला शिक्षक नियमित हैं और 
57 प्रतिशत संविदा पर। इसके विपरीत, झारखण्ड में नियमित महिला शिक्षकों का प्रतिशत 
अधिक है (25 प्रतिशत की तुलना में 38 प्रतिशत)। पुनः, प्राथमिक स्कूलों में नियमित शिक्षकों 
व संविदा शिक्षकों की योग्यताएँ एक औसत स्तर पर समान नजर आती हैं, जिसमें 64 प्रतिशत 
नियमित शिक्षक स्नातक हैं और 66 प्रतिशत संविदा शिक्षक स्नातक हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश 
और मध्य प्रदेश जैसे कुछ मुट्ठीभर राज्यों में यह अन्तर अत्यधिक है, जहाँ अधिकतर नियमित 
शिक्षक बेहतर योग्यता वाले हैं (पूर्व-स्नातक डिग्री की दृष्टि से)। 


माध्यमिक विद्यात्रयों के परिप्रेक्ष्य में, नियमित एवं संविदा शिक्षकों के बीच जेंडर संयोजन में 
महत्वपूर्ण अन्तर दिखाई पड़ते हैं। जबकि लगभग 60 प्रतिशत संविदा शिक्षक महिलाएँ हैं वहीं 
नियमित शिक्षकों में केवल 45 प्रतिशत महिलाएँ हैं। यह अन्तर विशेष रूप से तमिलनाडु, पंजाब 
और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों में अधिक है। इन राज्यों में, नियमित शिक्षकों की तुलना में 
संविदा शिक्षकों में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। यद्यपि अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित 
जाति / अनुसूचित जनजाति (एससी / एसटी) के नियमित शिक्षकों एवं इन्हीं जातियों से आने 
वाले संविदा शिक्षकों तथा सनातकों के प्रतिशत में कोई खास अन्तर नहीं है, तथापि संविदा 
शिक्षकों (9 प्रतिशत) के स्थान पर ऐसे नियमित शिक्षकों (6 प्रतिशत) का प्रतिशत काफी 
ज्यादा है जो नौकरी में रहते हुए किसी प्रशिक्षण में गए हैं। यह अन्तर ओडिशा एवं मिज़ोरम 
जैसे कुछ राज्यों में अधिक है। हालाँकि, मिज़ोरम में नियमित शिक्षकों का एक बड़ा प्रतिशत 
प्रशिक्षित है (48 प्रतिशत की तुलना में 88 प्रतिशत), वहीं ओडिशा में स्थिति इसके विपरीत है, 
जहाँ नियमित शिक्षकों के केवल 9 प्रतिशत के तुलना में 8 प्रतिशत संविदा शिक्षक प्रशिक्षित हैं 
(तालिका 5)। 


वेतन : संविदा शिक्षकों का वेतन विभिन्‍न राज्यों में महत्त्वपूर्ण तौर पर अलग-अलग है (तालिका 
6)। वर्णक्रम के एक छोर पर पंजाब है जहाँ समावेशी शिक्षा संसाधन शिक्षक (॥0प8५७ 


5६0५८०४४०7 २७5०५०७ ॥680०॥७) की श्रेणी में आने वाले संविदा शिक्षकों का वेतन तो 9,200 
रुपए प्रति माह होता है, परन्तु एसएसए उच्च प्राथमिक / आरएमएसए शिक्षक के रूप में 
नियुक्त संविदा शिक्षकों का वेतन 3,500 रुपए तक हो सकता है।” वर्णक्रम के दूसरे छोर पर 
राजस्थान है, जहाँ कुछ समय पहले तक उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाला शिक्षक 5,300 
रुपए से अधिक वेतन की उम्मीद नहीं कर सकता था। पंजाब सहित सभी राज्यों में संविदा 
शिक्षक अभी भी सरकारी शिक्षकों को मिलने वाले वेतन का एक अंश ही प्राप्त कर पाते हैं। 
पंजाब में, एक नियमित माध्यमिक शिक्षक अपने वर्षानुगत अनुभव के आधार पर 4,340 रुपए 
से 9,346 रुपए के मध्य के वेतन की उम्मीद कर सकता है।” राजस्थान में एक नए 
माध्यमिक स्कूल नियमित शिक्षक का वेतन 28,33 रुपए है। साधारणत: संविदा शिक्षकों को 
नियमित शिक्षकों की तरह वार्षिक वेतन वृद्धियाँ भी नहीं मित्रती हैं। 


तालिका 6 : नाँ राज्यों में संविदा शिक्षकों का वेतन 


प्राथमिक समेकित माध्यमिक समेकित 
वेतन (रु.) वेतन (रु.) 
तमिलनाडु एसएसए के अन्तर्गत (कला, पीईटी, 5,000 प्रति माह ] 
संगीत, आदि के लिए) अंशकालिक विशेष 
शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। 
कर्नाटक लागू नहीं लागू नहीं 
झारखण्ड एसएसए / जेईपीसी के अन्तर्गत नियुक्त | 5,700 अप्रशिक्षित, कर 
संविदा शिक्षक 6,200 प्रशिक्षित एवं 
6,700 प्रशिक्षित + 
टीईटी 
ओडिशा शिक्षा सहायक (एसएसए के अन्तर्गत) 5,200 जिओ 
जूनियर शिक्षक (एसएसए के अन्तर्गत) 7,000 |*.ः.ः.. || 
राजस्थान विद्यार्थी मित्र स्तर | (पीआरआई के 4,800 मम 
अन्तर्गत) 
विद्यार्थी मित्र स्तर 2 (पीआरआई के 4,800 गिंिओं 
अन्तर्गत) 
विद्यार्थी मित्र माध्यमिक (पीआरआई के मी 5,300 
अन्तर्गत) 
मिज़ोरम प्रशिक्षित पूर्व-स्नातक (प्राथमिक) 6,200 'नओ 
प्रशिक्षित स्नातक (यूपीएस / माध्यमिक) [| 20,568 (यूपीएस) 20,568 
(माध्यमिक) 


प्राथमिक समेकित माध्यमिक समेकित 
वेतन (रु.) वेतन (रु.) 
उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र 3,500 
अनुदेशक (यूपीएस) 7,000 
पंजाब समेकित शिक्षा संसाधन शिक्षक 9,200 
एसएसए प्राथमिक 28,000 
एसएसए उच्च प्राथमिक / आरएमएसए 34,500 34,500 


स्रोत : 9 राज्यों की रिपोर्ट - भारत में शिक्षकों के कार्य करने की परिस्थितियाँ। टीईटी : शिक्षक योग्यता परीक्षा 
(68306 8॥ता0॥9५ ॥6०) 


तालिका 7 : मध्य प्रदेश में शिक्षकों का वेतन ढाँचा 


(रुपए) 

संवर्ग स्तर प्राथमिक 

एलडीटी सहायक अध्यापक | एसएसएस स्तर ॥ | अतिथि शिक्षक 
वेतन 5,200-20,200 + |4,500-25,000 + | 5,000 00 प्रति दिन 

2,400 (ग्रेड वेतन) | ,250 (ग्रेड वेतन) 
संवर्ग स्तर माध्यमिक 

एलडीटी अध्यापक एसएसएस स्तर ॥ | अतिथि शिक्षक 
वेतन 9,300-34,800 + |4,500-25,000 + | 7,000 50 प्रति दिन 

3,200 (ग्रेड वेतन) | ,600 (ग्रेड वेतन) 


स्रोत : नरोन्‍्हा एवं अन्य (205) 


हमारे अध्ययनों के गुणात्मक समंकों से यह पता चलता है कि अन्तर केवल कम भुगतान का 
ही नहीं है, अपितु संविदा शिक्षकों को वेतन भी देरी से मित्रता है। वेतन में देरी का एक प्रमुख 
कारण यह है कि इनमें से अधिकांश शिक्षक किसी परियोजना के अन्तर्गत (साधारणत: एसएसए 
अथवा आरएमएसए में) अथवा जिला परिषदों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अतः: इनका वेतन 
मुख्यत: परियोजना निधि आने पर निर्भर रहता है। 


मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षकों का वेतन ढाँचा विशेष रूप से जटिल है तथा संविदा शिक्षकों एवं 
सरकार के मध्य बार-बार हुए समझौतों के परिणामों को दर्शाता है। शिक्षकों की नियुक्तियाँ 
संविदा शाल्रा शिक्षकों (एसएसएस) के रूप में नियत अनुबन्धों के आधार पर होती हैं। यदि यह 
प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हैं तो 5,000 रुपए तथा यदि माध्यमिक अथवा हाई स्कूल शिक्षक हैं 
तो इन्हें 7000 रुपए का भुगतान किया जाता है। 3 वर्ष के पश्चात यदि कोई शिक्षक नौकरी में 


बना रहता है तो उसके नियत वेतन में 5 प्रतिशत की वृद्धि मिलती है। यह अध्यापक संवर्ग 
के वेतनमान (2007 से नियुक्त स्थाई शिक्षक) के समान होती है परन्तु नियमित शिक्षकों के 
वेतनमान के समान नहीं होती है (जिनकी नियुक्ति 998 से पहले हुई थी)। हालाँकि, फरवरी 
2043 में यह महत्त्वपूर्ण रूप से पुनरीक्षित हुई है, परन्तु अभी भी यह नियमित शिक्षकों के 
वेतनमान से कम है जो छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप वेतन प्राप्त कर रहे हैं 
(तालिका 7)। हालाँकि, मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के हाल के आदेश में 
यह घोषणा की गई है कि सितम्बर 207 तक अध्यापक संवर्ग का वेतन नियमित शिक्षकों के 
वेतन के समान हो जाएगा।? 


जैसा कि तालिका 7 में दर्शाया गया है कि समान योग्यता एवं समान स्तर पर पढ़ा रहे शिक्षकों 
के वेतन में भी बड़े अन्तर हैं। एक प्राथमिक स्कूल्र के शिक्षक के लिए यह अन्तर 2,500 रुपए 
(एक संविदा शिक्षक के लिए जो महीने में 25 दिन कार्य करता है) से 5,000 रुपए महीने 
(एसएसएस ॥) से लेकर एक अध्यापक संवर्ग शिक्षक के लिए 5,000 रुपए तथा उसी स्तर के 
नियमित शिक्षक के लिए 35,000 रुपए से 45,000 रुपए के मध्य तक हो सकता है। जैसा कि 
ऊपर वर्णित किया गया है कि यद्यपि अध्यापक संवर्ग नियमित शिक्षकों के साथ संविलियन की 
ओर बढ़ रहा है, यह स्पष्ट नहीं है कि 2047 में संविल्षोियन के समय तक आने वाला 7वाँ वेतन 
आयोग पुनः एक अन्तर स्थापित करेगा। 


लाभ (8७॥0#9$) : तमिलनाडु, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश एवं पंजाब को छोड़कर कहीं भी संविदा 
शिक्षकों को किसी भी छुट्टी की पात्रता नहीं है। मिज़ोरम अकेला ऐसा राज्य है जहाँ संविदा 
शिक्षक छुट्टियों तथा अर्ध-दिवस अवकाश के भी पात्र होते हैं। मध्य प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है 
जहाँ संविदा शिक्षक किसी नियमित कोर्स में नामांकन करवाने की स्थिति में सवैतनिक अवकाश 
ले सकते हैं। सभी राज्यों में नियमित शिक्षक अवकाश ले सकते हैं, हालाँकि उनकी प्रकृति एवं 
अवधि अलग-अलग होती है। सभी राज्यों में नियमित शिक्षकों के अवकाश की प्रमुख श्रेणियाँ 
हैं : आकस्मिक, अर्जित, वैतनिक, अर्ध-वैतनिक, मातृत्व, पितृत्व एवं चिकित्सकीय अवकाश। 
इनके अतिरिक्त कुछ राज्यों में नियमित शिक्षक विशेष अवकाश, असाधारण अवकाश तथा उच्च 
डिग्री प्राप्ति हेतु अवैतनिक अवकाश लेने की पात्रता रखते हैं। 


संविदा शिक्षकों को सामान्यतः: संविदा शिक्षक संवर्ग में पदोन्‍नति के सन्दर्भ में करियर प्रगति 
की गुंजाइश कम ही होती है। करियर गतिशीलता के आयाम में संविदा शिक्षकों के पास एक ही 
विकल्‍प होता है - नियमित शिक्षक संवर्ग का हिस्सा बनना। सभी राज्यों में, कम-से-कम 
नीतिगत तौर पर संविदा शिक्षकों का तबादला नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, वे एक 


विद्यालय संवर्ग से सम्बदध होते हैं, लेकिन स्वयं अपने विद्यालय का चुनाव नहीं कर सकते हैं। 
परन्तु वास्तविकता अलग है - राजस्थान में (204 तक) जहाँ लगभग 50 प्रतिशत शिक्षक 
संविदा पर कार्यरत हैं, तथा संविदा शिक्षकों की कोई तबादला नीति नहीं है, अध्ययन समूह ने 
यह पाया कि उनका तबादला सम्भव था यदि “समुचित” स्थान से पर्याप्त दबाव पड़ जाए। 


संविदा शिक्षकों से युक्त व्यवस्था को चलाने की सच्चाई ((२७४॥५ ० २५७॥॥॥॥9 
8 5५श9ा७ा ५ एणा3०ां 768076/9$) 


पिछले कम-से-कम 2 दशकों से संविदा शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे अध्ययन में शामिल्र राज्यों 
में (कर्नाटक को छोड़कर) एक तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया कि किसी भी राज्य के लिए 
संविदा शिक्षक नीतियों पर चलना आसान नहीं था। 


संगठन बनाना एवं न्यायात्रयीन मुकदमे (ए॥079$9800 80 00५॥ ०४७७७) : सरकार की 
यह आम धारणा है कि संविदा शिक्षकों में संगठन बनाने एवं उनके द्वारा सरकारों के लिए 
समस्याएँ उत्पन्न करने की सम्भावना कम रहती है। परन्तु वास्तविकता में इसके विपरीत 
प्रमाण मिलते हैं; संविदा शिक्षकों ने न केवल संगठन बनाए हैं, अपितु उन्होंने नियमित रूप से 
न्‍यायात्रयीन मुकदमे भी दायर किए हैं। मध्य प्रदेश में जो उन शुरुआती राज्यों में से एक था 
जिसने 998 में संविदा शिक्षकों के पक्ष में नियमित शिक्षकों की नियुक्तियाँ बन्द कर दी थीं, 
शर्मा (9098779 999) लिखते हैं कि कैसे नाराज शिक्षक-उम्मीदवारों ने वैधानिक मुकदमे करके 
सम्पूर्ण नीति को चुनौती दी थी। उनकी प्रमुख शिकायत यह थी कि नई नियुक्ति नीति संविधान 
के अनुच्छेद 6 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 6 राज्याधीन 
कार्यालयों में नौकरी अथवा नियुक्ति सम्बन्धी मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की 
समानता के सिद्धान्त पर बल देता है, तथा यह स्पष्ट करता है कि किसी भी नागरिक को 
धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, कुल अथवा जन्म स्थान के आधार पर कार्य करने से नहीं रोका जा 
सकता है। चूँकि संविदा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का लक्ष्य पंचायत कैचमेंट क्षेत्र से स्थानीय 
उम्मीदवारों को नियुक्त करने का था, अत: इसने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन 
किया था। इन उम्मीदवारों ने नियुक्ति के कैचमेंट क्षेत्र में विस्तार की माँग की, जिसका अर्थ था 
- सुधारों की “स्थानीय शिक्षक” महत्त्वाकांक्षाओं का यथार्थ में पूरा न हो पाना। 


इसके कुछ ही समय पश्चात, मध्य प्रदेश के संविदा शिक्षकों ने अपने संगठन का निर्माण किया 
तथा बेहतर सेवा शर्तों की माँग को लेकर आन्दोलन किया, जिसमें शीघ्र ही नियमित नौकरियों 
एवं अन्य (नियमित) शिक्षकों के समान वेतन की माँग भी जोड़ी गई। सामयिक संघर्ष होते रहे, 


तथा 2008 तक लगभग 38,000 गुरुजियों (संविदा शिक्षकों की एक श्रेणी) ने नियमितीकरण की 
माँग की। मुकदमेबाजी से परेशान होकर एवं शिक्षक संगठनों के दबाव में आकर अन्तत: राज्य 
सरकार ने नीति को पुनर्ंचित किया, तथा स्थानीय नियुक्तियों एवं योग्यताओं में छूट प्रदान 
की। पिछला प्रमुख आन्दोलन 203 में हुआ था तथा इसका प्रमुख मुद्दा समान कार्य के लिए 
समान वेतन की माँग का था। राज्य के सभी विद्यालय 2 दिनों के लिए बन्द रहे। सरकार कई 
माँगों को मानने के लिए तैयार हुई | महत्त्वपूर्ण रूप से, सरकार अध्यापकों (यह पहले संविदा 
शिक्षक थे, जो अब स्थाई अनुबन्ध पर तो थे, परन्तु इन्हें 998 तक नियुक्त किए गए 
नियमित शिक्षकों की तुलना में काफी कम वेतन दिया जा रहा था) के वेतनमान में वृद्धि करने 
पर राजी हुई, तथा 4 वर्षों के भीतर उनके वेतनमान को 4998 से पहले नियुक्त हुए नियमित 
शिक्षकों के समान लाने पर सहमत हुई। 


राजस्थान में, 2008-09 में संगठनों के दबाव के चलते राज्य सरकार ने संविदा शिक्षक योजना 
को तो समाप्त करने का निर्णय लिया, परन्तु पूर्व से नियुक्त संविदा शिक्षकों के भविष्य को 
लेकर कोई स्पष्ट योजना प्रस्तुत करने में सरकार असफल रही। तत्पश्चात, कुछ मुट्ठीभर 
संविदा शिक्षकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ एक 
याचिका दायर की। न्यायालय ने योजना को अवैधानिक घोषित करते हुए राज्य सरकार के पक्ष 
में निर्णय लिया, तथा 204 से इस योजना के अन्तर्गत कोई भी नई नियुक्ति नहीं की गई है 
(नागपाल [[५७७|०४॥] 205)। 


प्रशासनिक ढाँचे को शिक्षक सम्बन्धी परिवादों से मुक्त करने के स्थान पर संविदा शिक्षकों ने 
सतत रूप से राज्य उच्च न्यायात्रयों का सहारा लिया है तथा इनमें से अधिकतर मुद्दे उनकी 
नियुक्तियों के नियमितीकरण से सम्बन्धित रहे हैं। अधिकतर स्थितियों में, कर्नाटक, राजस्थान 
एवं उत्तर प्रदेश में उच्च न्‍यायात्रयों ने राजकीय शिक्षा विभागों के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया 
है। उनमें भी विशेषत: उन स्थितियों में जहाँ संविदा शिक्षकों की नियुक्ति मूलतः: एक अस्थाई 
पद के लिए हुई थी। हालाँकि राज्य शिक्षा विभाग मुकदमे तो जीत गए, परन्तु फिर भी इसने 
वरिष्ठ नौकरशाहों का महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक समय नष्ट किया था। इनमें से कई निर्णयों की 
सर्वनिष्ठ विषय धारणा यह थी कि नियमित शिक्षकों के विपरीत एड-हॉक (30-#॥0० - 
अनौपचारिक) आधार पर नियुक्त शिक्षक, अपने नियुक्ति अथवा लाभ सम्बन्धी नियमों के किसी 
समूह द्वारा संचालित नहीं थे, अत: इन शिक्षकों सम्बन्धी निर्णय मुख्यतः: सम्बन्धित राज्य 
सरकारों के कार्यकारी अधिकारियों के हाथ में छोड़ दिए गए थे (रॉबिन्सन एवं गौरी 2040)। 


जैसा कि रॉबिन्सन एवं गौरी (200) ने देखा कि उच्च न्‍्यायात्रयों की तुलना में उच्चतम 
न्यायालय ने संविदा शिक्षकों के सन्दर्भ में अधिक विशिष्ट मत व्यक्त किए थे। उदाहरणस्वरूप, 
उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि झारखण्ड के अप्रशिक्षित शिक्षकों को, जिन्हें राज्य 
सरकार द्वारा प्रशिक्षण देने का वादा किया गया था, राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण देने में देरी 
के कारण उनके लाभों से वंचित नहीं रखा जा सकता था। इसी प्रकार, उच्चतम न्यायालय ने 
हरियाणा सरकार की नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में असफल रहने और उसके बजाय “अतिथि 
शिक्षकों” के भरोसे रहने की नीति की आलोचना की थी (नरेश कुमार एवं अन्य विरुद्ध हरियाणा 
सरकार एवं अन्य, 202) 


राजनीतिकरण एवं अष्टाचार (70प0०5$800 ७॥0 007५०४०॥) : नियमित शिक्षकों की जगह 
संविदा शिक्षकों की नियुक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह अपेक्षा भी थी कि राज्य की राजधानी 
अथवा जिला मुख्यालय में बैठे एक दूरस्थ नौकरशाह के स्थान पर स्थानीय रूप से नियुक्त 
शिक्षकों को स्थानीय सरकार एवं स्थानीय समुदाय द्वारा अधिक सरलता से उत्तरदायी ठहराया 
जा सकता था। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में ऐसे उदाहरण सामने आए जिनमें 
स्थानीय सम्भ्रान्तों ने संविदा शिक्षक नौकरियाँ व्यक्ति विशेषों में बाँट दीं एवं उत्तरदायित्व के 
लक्ष्य को आरम्भ से ही निष्फल कर दिया गया (शर्मा एवं रामचंद्रन 2009)। यह पैटर्न सभी 
अध्ययन राज्यों में समान रूप से मौजूद हैं। सभी अध्ययन राज्यों में शिक्षकों की नियुक्ति से 
सम्बन्धित अ्रष्टाचार की नियमित रिपोर्टों के साथ-साथ संविदा शिक्षकों के साथ एक नए प्रकार 
के अरष्टाचार की उत्पत्ति हुई है, जो संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण से सम्बन्धित है। 


उदाहरणस्वरूप, मध्य प्रदेश में व्यवस्थात्मक ढाँचा संविदा शिक्षकों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि 
में रखता है, जहाँ उन्हें नियमित करने से पहले उनके प्रभावशाली शिक्षक बनने की क्षमता को 
परखा जाता है। हालाँकि, इस अध्ययन ने यह पाया कि इसके बहुत ही कम प्रमाण हैं कि मध्य 
प्रदेश में वास्तविक अर्थों में इस नियम के अनुरूप कार्य हो रहा हो या निर्णय में इसका ध्यान 
रखा जाता हो, विशेषत: विद्यार्थी प्रदर्शन की श्रेणी में तो यह बिलकुल नगण्य था। यह उन 
राज्यों के बारे में भी यह सही है जो संविदा शिक्षकों को नियमित करते हैं। एक बार संविदा 
शिक्षक पूर्व-निर्धारित विशिष्ट वर्ष संख्या तक कार्य कर लें एवं कुछ विशेष योग्यताएँ प्राप्त कर 
लें, इसके पश्चात वे नियमित शिक्षक बन जाते हैं। उनके वास्तविक शिक्षण प्रदर्शन का कोई 
मूल्यांकन नहीं होता है। अपितु, गुणात्मक प्रमाण इस ओर संकेत करते हैं कि संविदा शिक्षक 
सामान्य रूप से स्थाई कर दिए जाते हैं, जिसका कारण यह नहीं है कि उन्होंने आवश्यक 
योग्यताएँ प्राप्त कर ली हैं, अपितु इसलिए कि उनके राजनीतिक सम्बन्ध अच्छे हैं और / अथवा 
उन्होंने कहीं रिश्वत दी है (शर्मा एवं रामचंद्रन 2009)। संविदा शिक्षक, नियमित शिक्षकों की ही 


तरह महत्त्वपूर्ण वोट बैंक होते हैं। उदाहरणस्वरूप, राजस्थान एवं झारखण्ड में चुनावी वर्षों के 
दौरान संविदा शिक्षकों की नियुक्ति में वृद्धि हुई है। 


रियायतें एवं फर्जी डिग्रियाँ ((१७।३१८०४४०१७ 370 80605 0066॥6695) ; कई राज्यों में संविदा 
शिक्षकों की नियुक्ति ने अयोग्य व्यक्तियों की शिक्षकों के रूप में भर्ती को बढ़ावा दिया है तथा 
आवश्यक योग्यताओं को प्राप्त करने के उनके प्रयासों में लगातार छूट प्रदान की है। बिहार में 
वर्ष 204 में ,37 संविदा शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था क्‍योंकि उन्होंने 
फर्जी और अवैध दस्तावेजों के आधार पर नौकरियाँ हासिल की थीं (टाइम्स ऑफ इंडिया - 
टीओई 2044)। राज्यों में संविदा शिक्षकों की नियुक्तियाँ पंचायतों द्वारा की जाती हैं। 2006 से 
204| के मध्य 2,25,000 संविदा शिक्षकों की नियुक्तियाँ की गई थीं। अभी हाल ही में राज्य 
सरकार ने माना है कि उसने तीन लाख से अधिक संविदा शिक्षकों की नियुक्तियाँ बिना उनकी 
शैक्षिक एवं व्यावसायिक डिग्रियों की जाँच किए की थीं (टीओई 205)। पंजाब में, 203 में 
नियुक्त ,272 उम्मीदवारों में से 55 ने प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास की थी, जबकि 
नियुक्त किए गए केवल 77 उम्मीदवारों के पास बीएड की योग्यता थी। चुने गए इन 77 
उम्मीदवारों में से केवल 65 ने पदभार ग्रहण किया। इन 65 शिक्षकों के अनुबन्धों का 
नवीनीकरण उनके राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (कि्याणाव। 006फ्राएं। णिा ॥6806/ 
5६(५८४४०॥ - एनसीटीई) द्वारा मान्यता-प्राप्त ब्रिज कोर्स को पास करने के आधार पर होना 
था। इन 65 में से दो उम्मीदवारों ने नियत समयावधि में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा 
पास कर ली, जबकि बचे हुए अन्य 63 शिक्षक सामान्य एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से ये 
माँग कर रहे थे कि उनके लिए फिर से प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा ब्रिज कोर्स आयोजित 
करवाया जाए। इसके पश्चात विभाग ने इस ब्रिज कोर्स को पास करने की आखिरी तारीख 
बढ़ाकर मार्च 205 कर दी थी। इस बीच, यह शिक्षक शिक्षण के लिए आवश्यक अर्हताओं के 
बिना ही शिक्षण कार्य करते रहे। नौ-राज्यों के अध्ययन में हुई राज्य स्तरीय चर्चा के दौरान, 
शिक्षक संगठनों के नेताओं एवं शिक्षकों ने नियमितीकरण के लिए आवश्यक औपचारिक डिग्री 
एवं डिप्लोमा तक आसान पहुँच के विषय में भी बात की। पंजाब में हाल ही में एक घटना 
सामने आई जहाँ बड़ी संख्या में शिक्षक उम्मीदवार फर्जी डिग्रियों के साथ पाए गए थे।!९ 
झारखण्ड में शिक्षकों ने डिग्री बाजार के विषय में बताया कि शिक्षक के स्थान पर कोई दूसरा 
व्यक्ति परीक्षा देता है। दूसरे राज्यों में भी समान प्रकार के अनुभवों की घटनाएँ उजागर होती 
रही हैं। मिज़ोरम में, संविदा शिक्षकों को कई मौके दिए गए ताकि वे आवश्यक परीक्षाएँ उत्तीर्ण 
कर सकें। ऐसे व्यवहार संविदा शिक्षक कार्यबल्न में गुणवत्ता निर्माण के उद्देश्य को असफल 
बनाते हैं। 


प्रशासनिक समस्याएँ (8०07॥5#30॥४6 एण#०७॥७७) : राज्यों के लिए शिक्षकों के बहुविध 
संवर्गों का प्रबन्धन विशेष रूप से कठिन है। समान कार्य के लिए विभिन्‍न अंगों द्वारा संचालित 
विभिन्‍न संवर्गों के अस्तित्व ने जटिलता एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न की है, जिससे कार्यान्वयन 
में असामान्य देरी होती है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश में, जैसा कि नरोन्‍हा एवं अन्य 
((६007॥8 ७ ४, 205) ने पाया, नियमित शिक्षकों के नए संवर्ग की भर्ती (अध्यापक संवर्ग) 
एवं संविदा शिक्षकों (संविदा शाला शिक्षक) की नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जटिल है। जहाँ नियुक्ति 
प्रक्रिया का प्रबन्धन जनजातीय कल्याण विभाग एवं स्कूत्र शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है, 
वहीं विद्यालय में वास्तविक नियुक्ति स्थानीय निकाय द्वारा की जाती है तथा संवर्ग भी 
स्थानीय निकाय के भीतर ही सन्धारित होता है। अकुशल्ता एवं भ्रम का एक संकेत इस तथ्य 
द्वारा स्पष्ट होता है कि शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी) आधारित संविदा शिक्षकों की नियुक्ति 
का पहला दौर पूरा होने में ही 2 से अधिक वर्ष लग गए और फिर भी 50,000 स्थान रिक्त रह 
गए। लगभग 24,000 विज्ञापित पद भरे ही नहीं गए, और अप्रैल से अगस्त के मध्य 25,000 
शिक्षक और कम हो गए। इस अन्तर के दो प्रमुख कारण हैं : () सामान्य रूप से प्रशिक्षित 
शिक्षकों की अनुपलब्धता तथा केवल कुछ ही लोगों द्वारा टीईटी पास कर पाना; तथा () 
एसएसएस ग्रेड 2 एवं का परीक्षण विषय-ज्ञान के आधार पर हुआ था तथा अँग्रेजी, गणित एवं 
विज्ञान के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिले थे। यहाँ तक कि सामान्य श्रेणी (न कि केवल 
एससी / एसटी) में भी उपरोक्त वर्णित विषयों में उम्मीदवार काफी कम संख्या में थे। महत्त्वपूर्ण 
बात यह कि अप्रैल तथा अगस्त के समंकों के बीच बड़ा अन्तर इस ओर संकेत करता है कि 
पदभार ग्रहण कर चुके उम्मीदवारों ने भी अच्छे अवसर मिलने पर शिक्षकीय कार्य छोड़ दिया 
था। 


चर्चा : नियमितीकरण की ओर चलन? (0807580: ॥770 409४४8/05 
२66 ५७।७॥४5800॥?7) 


990 के दशक के अन्त एवं 2000 के दशक के आरम्भ में जहाँ संविदा शिक्षकों को -2 वर्षों 
के अनुबन्धों पर नियुक्त करने का बढ़ता चलन प्रचलित था, वहीं अब कई राज्यों में इसके ठीक 
विपरीत चलन देखने को मिल्र रहा है। हालाँकि कई राज्य अभी भी संविदा शिक्षकों की नियुक्ति 
कर रहे हैं, परन्तु अब इन राज्यों का झुकाव इनके नियमितीकरण की ओर बढ़ रहा है, जिसका 
आधार या तो इनके कार्य के वर्ष हैं अथवा / और अन्य अनिवार्य योग्यताएँ। मध्य प्रदेश में सभी 
नए शिक्षकों की नियुक्ति प्रारम्भ में 3 वर्षों के अनुबन्ध के आधार पर होती है, जिसके पश्चात 
वे नियमितीकरण के पात्र हो जाते हैं। समान रूप से, ओडिशा में, संविदा शिक्षकों का 
नियमितीकरण 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर होता है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने संविदा 


शिक्षकों के नियमितीकरण का निर्णय लिया है एवं नए संविदा शिक्षकों की नियुक्ति को रोक 
दिया है। 


कई राज्यों में, संविदा शिक्षक बनने के लिए आवश्यक अहताओं में बढ़ोत्तरी का चलन भी देखने 
को मिल रहा है। उदाहरण के लिए, झारखण्ड में संविदा शिक्षकों एवं नियमित शिक्षकों की भर्ती 
के नियमों में कोई अन्तर नहीं है। 


नियमितीकरण की ओर चलन तथा नियमित एवं संविदा शिक्षकों के मध्य बढ़ती समानता का 
कारण तकनीकी, राजनीतिक, एवं वैधानिक दबाव हैं। शुरुआत के लिए, शिक्षकों पर एनसीटीई के 
निर्देशों, कि सभी शिक्षकों का एनसीटीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप योग्य होना अनिवार्य है, एवं 
आरीटीई 2009 के बाद की मान्यता ने, समान योग्यता एवं समान भूमिका अदा करने वाले 
शिक्षकों के मध्य समानता के तर्क को मजबूत किया है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के 
नियमितीकरण में दुबे समिति की रिपोर्ट का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसने अनुशंसा की कि 
सरकार शिक्षण संवर्ग की पुनर्सरचना करे। इसकी अधिकतर अनुशंसाओं को मान लिया गया एवं 
अध्यापक संवर्ग कैडर नियम 2008 के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। कई राज्यों में, 
मुख्यतः: राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में, शिक्षक संगठनों के सभी शिक्षकों के साथ 
समान रूप से व्यवहार की माँग के दबाव ने नियमितीकरण में योगदान दिया है। अन्तत:, 
राजस्थान की तरह, शिक्षकों की याचिका अथवा जन हित याचिका के आधार पर उच्च न्यायालय 
ने अपना निर्णय नियमित शिक्षकों के पक्ष में दिया है। हालाँकि, झारखण्ड और पंजाब जैसे कुछ 
राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपनी भर्ती नीतियों का पुनरीक्षण नहीं किया है। 


हमारा अध्ययन इस ओर संकेत करता है कि किसी भी राज्य के लिए संविदा शिक्षकों के साथ 
कार्य करना आसान नहीं होता है, तथा इसका खामियाजा निम्न शिक्षक मनोबल, विद्यार्थी 
अधिगम एवं प्रशासनिक समय के रूप में व्यवस्था द्वारा चुकाया जाता है। फ़ील्ड दौरों में दो 
मुद्दे बार-बार सामने आए जो ध्यान देने लायक हैं। पहला, सामान्य रूप में, संविदा शिक्षकों की 
नियुक्ति ने शिक्षकों के प्रति प्रशासकों के इष्टिकोण में बदलाव उत्पन्न किया है - अब शिक्षकों 
को किसी पदानुक्रमित नौकरशाही में निचली सीढ़ी पर देखा जाने लगा है। 990 के दशक के 
दौरान समाज तथा व्यवस्था में शिक्षकों का जो सम्मान था उसे गम्भीर क्षति पहुँची है। विशेष 
रूप से तब जब सरकारों ने अयोग्य युवाओं को संविदा शिक्षकों के रूप में नियुक्त करना प्रारम्भ 
कर दिया था। शिक्षण बल की वृद्धि अव्यवस्थित एवं अनौपचारिक रही है। व्यवस्था ने संख्या 
को पकड़ने का प्रयास किया तथा इस प्रक्रिया में धीरे-धीरे व्यवस्था के प्रमुख आधार - शिक्षक - 
को नजरन्दाज कर दिया गया। दूसरा बिन्दु इस तथ्य से सम्बन्धित है कि अधिकतर राज्यों में 


युवा बल ऐसे व्यवसाय में आने से कतराते हैं जिसमें इतना कम वेतन हो - ऐसा वेतन जो 
अकुशल् श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन से भी कम होता है। 


संविदा शिक्षकों से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के चरण के प्रारम्भ होने के समय से 
ही, राज्य सरकारों को सावधानीपूर्वक इस बात पर विचार करना होगा कि इन रिक्त हुए पदों को 
किस प्रकार भरा जाए। जबकि अर्थमितीय प्रमाण यह संकेत करते हैं कि अल्पकाल में संविदा 
शिक्षक अधिक मेहनत करते हैं जिसमें लाभ अधिक हैं, परन्तु इसके प्रमाण कम ही हैं कि वे 
दीर्घकाल में नियमितीकरण के भरोसे की अनुपस्थिति में भी ऐसा करना जारी रखेंगे। जैसा कि 
रॉबिन्सन एवं गौरी (200) ने देखा कि सांगठनिक मनोविज्ञान, प्रायोगिक अर्थशास्त्र एवं व्यष्टि 
अर्थशास्त्र इस ओर संकेत करते हैं कि लोग खुद के साथ समान रूप से व्यवहार एवं सुरक्षित 
जीवन योजना चाहते हैं, जिसके अभाव में अपने कार्य को लेकर उनकी प्रतिबद्धता कम हो जाती 
है। लोग दूसरों के साथ विश्वास-भरा व्यवहार तभी कर पाते हैं जब उनका स्वयं का जीवन 
विश्वसनीय हो। दूसरा महत्त्वपूर्ण मुद्दा, व्यावसायिक विकास गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों 
में निवेश करने तथा उन्हें अपने सहकर्मियों के साथ सहयोग करने के प्रति प्रेरित करने से जुड़ा 
है। लेकिन इसे प्राप्त करना तब तक कठिन है जब तक शिक्षक संविदा पर हैं और स्वयं को 
व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण भाग नहीं समझते। अत: नीति निर्माताओं के लिए प्रमुख चुनौती यह 
है कि वह नए शिक्षकों के करियर में वृद्धि के ऐसे अवसरों का निर्माण करें जो अधिक उत्साही 
एवं प्रभावी लोगों को नौकरी में रहने, अपनी दक्षताओं में वृद्धि करने तथा विद्यार्थी अधिगम के 
अपने उत्तरदायित्व को महसूस करने के प्रति प्रेरित हों। 


टिप्पणी (३०७9) : 


... राज्य, समयावधि एवं वित्त पोषण के स्रोत के आधार पर संविदा शिक्षकों को विभिन्‍न 
नामों से जाना जाता था, जैसे - पैरा शिक्षक, एड हॉक शिक्षक, अस्थाई शिक्षक, अतिथि 
शिक्षक के साथ ही केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्‍न कार्यक्रमों 
द्वारा दिए गए अन्य कई नाम। 


2. “ 97०० ॥63076 एॉ65 ींशा 56076 ॥65९७/ /४७|826,' 8 #७.08५ 200, 
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3. “35,000 5प059श54608  ०आधवबठा ॥68065 40 06 रिशागशंव्वा88 ॥ (ाधा।569॥,7 
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007/3०-68065-0-06-0॥5व8609-0०॥50693/7_826027.॥#7॥॥. 


4. यह समंक जिला सूचना शिक्षा प्रणाली से लिए गए हैं, जिनकी आवृत्ति वर्ष 2000 से 
स्थिरतापूर्वक बढ़ी परन्तु पूर्ण 2005-06 में ही हुई। 


5, कर्नाटक को यहाँ शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ शिक्षकों की शैक्षिक अहता बहुत 
ही कम है, जिसका कारण वहाँ की नियुक्ति नीतियाँ हैं जो पेशेवर अहंताओं पर भी बल 
देती हैं। 

6. यह समंक जुड़कर 00 प्रतिशत नहीं होते क्‍योंकि माध्यमिक विद्यालयों के समंक 
अपरिष्कृत समंकों पर आधारित हैं, जिसके लिए डेटा कैप्चर फ़ॉर्म विद्यालयों को शिक्षकों 
की अंशकालिक श्रेणी रखने की अनुमति देता है, तथा चूँकि अपरिष्कृत समंक स्वयं ही 
तथ्यात्मक रूप से तीन से अधिक प्रकार के नियुक्ति अनुबन्धों को प्रतिवेदित करते हैं। 


7... यहाँ वर्णित सभी वेतन सम्बन्धी समंक टेक-होम समंक (9॥(8-00776 ७०9) हैं। 
8. यह संख्या शहरी क्षेत्रों में नियुक्त शिक्षकों के लिए है। 


9. अध्ययन के भाग के रूप में यह चर्चा मध्य प्रदेश के लिए नियुक्त की गई राज्य रिपोर्ट 
“मध्य प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयी शिक्षकों की कार्य की परिस्थितियाँ” से बड़ी मात्रा में 
समंक लेती है जो अंजलि नरोनहा, अरविन्द जैन, प्रदीप चौबे, कुल्सूम राशिद, महेश 
बसेदिया, नम्रता बोरठाकुर एवं नवनीत कौर (205) द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 


0... रिछ€&७/शा06 40 ॥60४59970 50ग65 कक 56छाॉथाए& 203: “5,78 ॥680765 
+/068 02606/665 56वखा।: रिफ्रांबए ॥0 5064 छ>एशा ७ ७०ागए666 0 06७॥ 0 
स्थ्रिद्ात]]6 ॥6 शवींचॉ५ एणा 43086 0266665,/. 40 026०८0"7706 20|3, 
[/[0://886५श70.00659[00.॥/203॥5,78-69307635-94॥08-480/8865-5८॥7[2५॥]970. 
|; शिाववा: /शाक्वा 586०5 5,000 ॥680०65 60 >ख््वाताह 268/665,' वी 
0प0॥968 0ा 26 26०७7706 2008; ॥60:/ ४५४५४.॥6७५४४58.0077९४9/0॑/ 
0क्‍3-530९₹5-5000-893070673-60/-4/0706-488॥865-304848.॥॥; 306 /0906 9॥0 
()]73 (20॥3). 


२७(6६७6/86॥065 


चजिगहा0ता, खिफप बाव 05664 (640 (200): 76 २6|४४॥४४७ डि6९ट;४५९७॥655 0 
(085 ए एणावएा 76 रि6ह५वा 63065 ॥ 693, ८2//2/ 7/0/ 60 उ/५४()॥ 
छ 4690 &0070/77०5 67०5, ॥५वा|३७०।७ था; ॥0/४५५४.0586.0)%.90.0|९/ 
४४0/076[9[089/0065/200-5 ॥6)0.[2र्ा. 


3५४ (204): “ठ0श नारा 5000 एणावल 864065 [पाता ॥00७व॥76 5॥06, 
38%, जआापा/ावा659वघा, 4, ६0५४७7४८6; बश्चा06 वां; ॥[70//५४५७-वध्ात7.॥/6॥/ 
0॥009765५99॥/॥6५9/60५/-76॥7/-580000[-207॥6-680०॥65-8फ070॥-॥/00#॥76- 
5॥708-45478. 


जिपाववद्वा, 49॥|, दवा 36868॥8, जशी०ा8॥6 सि00फव ाव #्ञां। 0609/॥6व7 (204): 3/५40/77 
€28/77/76 /7 000॥# 45/व. ८/9/॥०7465,. (०20090/7/0///025 9॥/व4 /20/2/ /2/0/8०5, 
॥॥#6 ४४0॥6 89॥/( ४४३७॥॥6६07 00. 


(936, 09५५8 बाव 53५ 0७४ (20व3): +%0 २5 2060 (७56 83 +०9/(6 360 260/696 
6 38 3३00," 7/7765 ० /7०/9, 22 उद्याप9५, ॥0:/0/7650ग/09 .#09॥॥85.00॥॥/ 
टॉ५भ/970॥॥/70-२5-20/(-66-3-94/९8-8860-080॥886-3704-3-]00/9/0#0865॥#॥09५0/ 
8]24955.075. 


जिपावरीतवाधाबा, दाता ाव ४५ छ5प्राव्ाबाधाधा (20व0): “एणाावएां ॥680765: 
£200770्ञांव| <शंरशा08 ॥णा ॥शवतंवब,' /0०५०0079/ ०0 /?20/#6/८०/ £८0070०/77/ व9.: 
३9-77. 


(5/697 प्रात 7प्वशुंब 046 0॥65 ५४५ छांवां6 ए नवाज्धा4 276 /#श०ाव०८ा (202): 
(२४ [४० -9327 ए 202 (0&॥४), ०णा 4 0९०06. 


२2706, शिवा 376 5270669 50५9४ (200): ॥0४ 00 (७०५७॥॥ाशा। 376 [?/#५व6 
8९८076005 शाॉशि?,! &2८2000707८2 <द /20॥४८४/ ॥//००//५ ४० >(४॥, ६० 22, 2 3५॥6, 
67-76. 


रिवालावावाबा, भी739,. 6छांब5 नावशा, वधाव उ66॥6, 52706669 (७5099, 
उचा0ह664 026५ क्ाव शिक्षा ७ (ञावा8]686 (0०॥00776): 7280702/5 ॥7 68 
॥70/90 &40८80०07 3उ]:5/0/70, ४७५७ 0208॥: विवाणा4। (५४७७५ ०एा ६(प८४॥०79| 
ख[ध्यात॥6 3॥6 #&04ा॥9ा[907. 


रि00॥7507, िंए॑( हाव एवापा छवणा (200): €6प्रत्धांणा, [800पफपा शशिंत्रा5 धा।0 
॥067#५४65: ए०आधवठा 63070 (७8565 ॥ [॥6 त_ाधवध्वा ७0फपरॉ5,”/ २?0॥09५ 
रि656807 ४४०ाताव 24०0७ 5365, ५४४४५आाधात्वाणा 00: ॥6 ४४0]6 89९, 
[6५९७॥०/॥7७0 र२65७३० (परा०५.. 


छाव्रा॥93, रिवञ्ञाओं (4999): (एशञाव्वां शव्वागञाहश् ० 76800-5076 |655075 ॥07 ४30/9५8 
2॥8069॥#,7 &८070/70 & /20/08८8०/ ॥/००//८ 34(25) 597-607. 


जाव्ा7]93, रिवजञ्ञात धा4व भाग रिावटलाधावाबा (2009): 770 &/0076/769/7/ €40४८०88/0/7 
8०7 ॥#7. #/व4व4. &09/00704. /॥#75/6४#०004/ 5#/५८५४/४७,_ //0025505.. 97/4 
2022279/7८5, ४७५४४ 28॥#7: १0७॥४०१७6७ ॥वधा. 


7०/०9/9/7 (200): एक्वाब-68065 0०एा शिठा68ठा खिा, 7०/०७/७070, 9५४॥४७०७ वां: 
[[0स्‍/४५५-668893[//॥709.007/00830॥95.0]#9//08॥970/50५_2872036.|90. 


/४2॥७/ /70/00 07०55 (20]3): “7680865' 069 पफ्रा75 '४ीं00 ॥ शिवा, /४४॥/ 
॥#7/90. &॥978655, 5 (भवाणा, ॥70//४५४५७.76५शा0तं9॥6)20/855.0077/7907/ 
3॥0॥68489427.606. 


77000. (205): “ठ60५भशाश।ा (0 रि6506 560४५ं065 ०एा 5प6छ॑ (0०0॥॥80 ५४ 
[6808/5: 20685675 [0 ७०॥॥॥00७6 पा 5॥#॥08 07 +>60 5999५,7 7700/06, 
]4 ४9५, ॥0:/४५४५-.77प्राशातां.007/70५४5/68॥॥/00५श-0-8950/8-56५065-0-- 
9फ५6७०-०0०7॥८प|-69307065/80305.॥#॥. 


॥0। (2044): /शाक्रा 50५एछ७ाशाधाक्षा 58005 ,व37 ॥698065 (0५७ +3/९५8 26066, 
॥५8॥6 छ20८फ्रााशां5,/ 7॥/765 ० /7०090, 22 39|५, ॥0:/07650णी/708,.70॑ी०॥॥7635. 
007॥//09/720793/89॥/79-60५-5806₹5-]37-8907086/5-0५8-4/९8-480॥86-॥५8॥0- 
080८५७॥7875/3700/685#0५/38865804.0775. 


न (205): ॥॥#86 ॥॥60प्रछच्याव शीत ॥6838065 एपॉ +687॥7॥6 #टॉएणा 0५४७ 8९8 
(60666, 7/765 0०9 /7०/9, 28 39५, ॥0:/#/7650णी[/ ध्ंव्व.0धक॥65.0077/0076/ 
860प८8॥07/॥869४5/3000-8॥#व-86930765-4५॥-६७9/॥॥0-30क्‍07-0५8-99/९6-060॥8663/ 
व7॥06570५/4825678.८75. 


ग6 ४॥6 56 २७००७ 


]) आअ3, ३५0ागशाव3, रिपरुंव शींगां,, ७ ४ 5 र शिव वाव फिशीव राधा 
(पा[200॥5760): ५४06. एणावाणा5ड ०एा ॥63९०065 की श्वावांव्व 70 
आवाताद्या4, 360॥086: एशा8 0छा उप्रवठुश धाव ?00% 5ाप्रतां85 3706 ५७५ 
(७॥7: विवांगणाव। (आंध्छाशा५ एणाी धवप्रट्वांगाव। शिक्षा 6 #&वाआाशवधां0णा 
((४॥१॥८२७). 


(ि6[04|, ५8060ावाव (205): (५४0/ताह एणावांणा5 एा ॥6807635 ॥ रिव्ुंबशाधा, 
उवा0पा;: एशाा6 0एा क्‍प्रट्वांणा, २ि656६णा काव शिरतरांए8 धा4 ४७४ 06॥ईठ: 
((/८:7॥. 


70वा9ुं, 3 धाव 5 िव्वा५छ७ (परा0५0॥5960): ४४0076 एणावां0ा5 ०एा ॥68065 
॥ वात चिप, एाशावरां: छावां8 00फप्राएं। ण ६वपटवांगाव। रि656807 0 
वाध्या॥76 (56&शा) ॥75 ४७७ 06॥7: ४४८०४. 


(३009, भश्ञांगीं, शाह उद्यो। 806 श84660 एरावफ००५ (205): ५४076 
(07405 ०एा ॥68"065 ॥ ४900५8 23065#॥,' 8॥0[09!/: 5/॥9५५३४ 370 ४७५ 
(6॥: ७६८६7९॥४. 


(ाव्पवापा, 40, 5 बा6व चिता शिवापा (पा00७0॥5760): “४४0/076 (८070॥0/7॥5 
णएा ॥638ल०ा65 ॥ शिंरखठावधा, #७29937 ॥॥ऑप8 ०एाी #069व्चाए6त6 जछांप्रतांठ5 ॥॥ 
<िप्रटवांणा 04 ४७७४ 06॥: ४७८६०7२८. 


309॥, [07946573५3, #छवां भिणावा खिंध्राव 376 शिवघता प्राध्वा 27099 
(पा[200॥5#609): “४४0/076 ७ ए०ावा।0णा5 ए०ए ॥68065 ॥ 04573, ((५३४७[००५४, 
(0वांआाव:ः (0/6वापञां पितप29083 370 ४७५ 26॥7: ४७८०४. 


खिशलावपरा, श्राफ्ूवा, ४ 5 उच्याध्यांवब (पाए0७0॥59609): '४४0ठत06 (ए०णा।ां।0्ा5 0 
[68065 ॥# ?रिप्रा]|30,” (ाध्याध697॥: 56&#श ४76 ४७७ 00७॥: ४७८०४. 

शिवाफपा, भिातां।,, श्ुं38५/ 97690 527]93५ 299५० (परा0५0॥57860): “५४0/076 
(0०ावा।एणा5 एा ॥6380"065 कक शावा 23469॥, |प्रतात0४: 50६&श ४॥०७ [६०७५ 


[6॥: ६७६7४. 


